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अतारांकित प्रश्‍न संख्या 958
03 दिसम्‍बर, 2012 के लिए प्रश्‍न
खाद्यान्न खरीद नीति की समीक्षा
958.  डा0 के0 पी0 रामालिंगम:
डा0 जनार्दन वाघमरे:
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि सरकार खुली खाद्यान्न खरीद नीति की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों की वर्तमान भंडार स्थिति क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की खरीद की अधिकतम सीमा तय करने पर विचार कर रही है क्योंकि खाद्य राजसहायता खर्च लगभग 97,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0वी0 थॉमस)
(क) : जी, नहीं । खुली खरीद नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। 

(ख) : उपर्युक्‍त (क) को देखेते हुए प्रश्‍न नहीं उठता।
(ग) : दिनांक 1 नवम्‍बर, 2012 की स्‍थिति के अनुसार केन्‍द्रीय पूल में गेहूं और 
चावल का 
कुल स्‍टॉक 695.29  लाख टन था।        

(घ) : जी  नहीं ।
(ङ) : उपर्युक्‍त (घ) को देखते हुए प्रश्‍न नहीं उठता।
*******
